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 (Amendment)  Bill  (Amendment)  Bit

 DELEL  RENT  CONTROL  (AMEND-
 किरायेदारों

 MEXT)  BULL
 मर  जाय  तो  कानून  की  व्यवस्था

 (Amendment  of  section  2)

 by  Shri  Shashi  Bhushan

 MR.  CHAIRMAN:  We  shall  now

 take  up  the  next  Bill  standing  in  the

 name  of  Shri  Shashi  Bhushan.

 SHRI  DINESH  CHANDRA

 GOSWAMI  (Gauhati):  After  Shri

 Shashi  Bhushan,  I  have  got  8  Bill.

 Mr.  Shashi  Bhushan’s  Bill  is  a  small

 one.  If  I  am  permitted  half  a  minute
 to  introduce  mine.  [I  shall  move

 mine.

 MR.  CHAIRMAN:  We  will  do  that.

 wit  हाथी  भूषण  (दिल्ली-दक्षिण)  :

 सभापति  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 दिल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  प्रीमियम,  1958

 में  दौर  भागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।

 दिल्‍ली  किराया  नियन्त्रण  अ्रधिनियम,

 958  में  बना  था।  उस  वक्‍त  दिल्‍ली  की

 प्रा वादी  बहुत  कम  थो,  राज  दिल्ली  की

 आबादी  लगभग  60  लाख  हो  गई  है,  इन

 में  75  परसेन्ट  लोग  किरायेदार  हैं  कौर  बाकी

 के  लोग  मकान  मालिक  हैं।  लेकिन  बहुत

 से  मकान  मालिक  ऐसे  हैं  जिन  के  पचासों

 शौर  सैकड़ों  मकान  हैं,  मुहल्ले  के  मुहल्ले

 पुराने  जमाने  के  उनके  हैं  और  जब  नये  वक्‍त  में

 भी  काफी  मकान  मालिक  बढ़े  है,  जिन

 के  मकानों  में  ये  किरायेदार  रहते  हैं।  ड्राप

 जानते  हैं  कि  इन  किरायेदारों  को  किराये

 की  रसीद  भी  नहीं  मिलती  है,  पूरे  किराये  की

 रसीद  नहीं  मिलती  है,  मगर  उन  का  किराया

 200  रुपया  माहवार  है  तों  रसीद  00  रुपये

 माहवार  की  दी  जाती  है  और  .00  रुपया

 मकान  मालिक  ऊपर  से  लेते  हैं  ।  दिल्‍ली  में

 कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है.  जिसमे  किराये

 पर  नियन्त्रण  हो  सके  i  इस  से  सरकार  को

 टैक्स  भी  नहीं  भिन्नता  और  किराये  दारों  को

 किराया  भी  पअ्रप्तिक  देना  पढ़ता  है  ।  भ्रमर

 ऐसी  है---भूंगी  सम्पत्ति  पर  विशेष  भ्रधिकार

 दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  कानून  में  दिया

 गया  है--इस  वजह  से  मकान  सालिक  उच्च

 किरायेदार  की  विधवा  को  फोरम  निकाल

 सकता  है।  प्रगर  उस  के  प्राचीन  लोग

 हैं,  परिवार  है  जो  उस  की  मृत्यु  के  समय

 वहां  रह  रहे  थे,  झगर  उन  को  बाहर  जाना

 पड़ता  है,  तो  इस  कानून  का  दण्ड  पूरे  परिवार

 पर  गिरता  है  ।  ऐसे  कानून  में  परिवर्तित

 लाना  राज  के  जमाने  में  बहुत  जरूरी  है  ।

 बराबर  इस  बात  की  कोशिश  की  गई

 कि  यह  बिल  जल्द  से  जल्द  यहां  लाया  जाय।

 L968  और  969  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति

 बनाई  गई  जिसे  भ्राता  मंत्रालय  ने  बताया

 था।  यह  समिति  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध

 में  सिफारिश  करने  व।ली  थी,  लेकिन  बड़ी

 हैरानी  की  बात  है  कि  समिति  ने  सिफारिश

 करने  की  कोई  तकलीफ  गवारा  नहीं  की  ।

 उन  को  जनता  के  हित  का  सामने  रख

 कर  सिफारिश  करनी  चाहिये  थी  ।

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  में  उप-

 मंत्री  (भी  दलबीर  सिह)  :  सीमा  रेशें  झाई

 हैं  1

 की  दादी  भूषण  :  सिफारिशें  जिस

 ढंग  से  आई  हैं,  मुझे  पता  है  मगर  कोई  सिफारिश

 झाई  है  तो  जरा  सदन  के  सामने  रखें  |

 उस  के  बाद  यह  कहा  WaT—972

 में  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  इस  बिन  को  महानगर

 परिषद  में  लागे  -  महानगर  परिषद्‌  ने  इस

 के  लिये  एक  स्पेशल  सेशन  बुलाया,  काफी

 पैसा  उस  पर  खर्चे  किया,  लेकिन  i972  स

 975  हो  गया,  वह  बिल  यहां  पड़ा  है  भ्र ौर

 पास  नहीं  हुआ  ।  इस  बसें  में  कई  बार  मेरे

 प्रश्नों  के उसर  में  मंत्री  महोदय  ने  प्राश्वासन

 दिया  कि  वे  बहुत  जल्दी  उस  बिल  को  पास

 कराने  वाले  हैं  -  उ+-मंत्री  महोदय  ने  पिछले

 दिनों  कहा  कि  यह  बिल  पास  होगा,  ला



 343.
 Knendmens)  ह:

 कमीशन  कौर  कानून  मंत्रालय  से  इस  सम्बन्ध

 में  चर्चा  को  जाने  वाली  है--वह  पर्चा  भी

 हुई  ।  कई  बार  दिल्ली  के  प्रतिनिधियों  के

 साथ  बैठ  कर  ची  चर्चा  हुई  लेकिन  कभी  तक

 बह  बिल  यहां  नहीं  पाया  ।

 किस  दबाव  के  कारण  यह  बिल  नहीं

 झा  रहा  है--इस  का  कारण  समझ  में  नहीं

 जाता  है  ।  क्योंकि  बहुत  से  लोग  ऐसे  हैं

 जिन  के  पास  राज  बड़े-बड़े  सरकारी  बंगले

 हैं  और  दिल्‍ली  की  पोश-कालोनीजञ  में  उन

 के  अपने  बंगले  भी  हैं,  जिस  को  उन्होंने  दस-

 दस  हजार  रुपये  महीने  किराये  पर  दिया

 हुआ  हैं  i}  वें  खुद  सरकारी  मकान  में

 रहते  हैं  कौर  अपने  मकान  का  किराया

 उठाते  हैं,  ऐसी  हालत  में  या  उन  के  हिंद  में

 नहीं  होगा  कि  व  मकान  खाली  हों  और  व

 वहां  जाये  -  इस  बिल  के  यहां  न  जाने  में

 कोई  प्रैशर  लाबी  जरूर  काम  कर  रही  है,

 जिसकी  बजह  से  यह  बिल  नहीं  ग्रा  पा  रहा

 है  ।  दूसरी  तरफ  किरायेदारों  को  निकालने

 के  लिये  i5-5  साल  से  कैसे  अदालतों  में

 पड़े  हुए  हैं,  डिग्री  लाकर  बड़ी  निर्दयता  से

 किरायेदारों  को  निकाल  कर  फेंक  देते  है  ।

 मैं  एक  दिन  राजौरी  गाडन  में  गया,  वहां

 मुझे  पता  लगा  कि  एक  रिटायर्ड  डिप्टी

 सैक्रटरी  थे,  गुंडों  ने  श्री  कर  उन  का  सामान

 बाहर  रख  दिया,  बच्चे  बाहर  सड़क  पर

 बैठा  दिये  मुहल्ले  वालों  न ेउनका  सामान  अपने

 यहां  रखा  t  arr  तौर  पर  एसा  किरायेदारों

 के  साथ  दिल्ली  में  हो  रहा  है,  भ्र दाल तों  में

 फैसले  मकान-मालिकों  के  हक़  में  होते  हैं,

 क्योंकि  हमारा  कानून  एसा  है  कि  उस  में

 ब्य वित मत  सम्पत्ति  पर  विशेषाधिकार  रखा

 गया  है  ।

 मैं  चाहुंगा  ॥!  इस  तरह  का  कानून

 जरुर  बने  कि  वह  व्यक्ति  जिसका  मकान  है,

 बहू  दूसरी  जगह  सरकारी  मकान  में  न॑  रहे  ।

 चाहे  वह  कोई  मंत्री  हो  या  पारलियामेंन्द  का
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 मेम्बर  हो  या  सरकारी  अधिकारी  हो,  एसे

 व्यक्ति  का  कोई  हक़  नहीं  है  कि  सरकारी

 मकान  में  रहे।  भ्रमर  वह  रहता  ही  है  तो

 वह  किराया  जो  वह  प्रश्नों  मकान  का  लेता  है

 सरकार  को  दे  ।  राज  हमारे  यहां  मकानों

 की  बहुत  कमी  है,  सरकारी  कर्मचारी  को

 मकान  नहीं  मिल  पाते  हैं  लेकिन  कोई  सुनता

 नहीं  है  ।  इस  दिशा  में  फौरन  कदम  उठाया

 जाना  चाहिये  कौर  उस  पर  जल्दी  ही  विधेयक

 लाना  चाहिये  ।

 बाहर  के  लोग  दिल्ली  में  श्र  कर  अपने

 मकान  बनाते  चले  जा  रहे  हैं  शौर  खुद  किराये

 के  सरकारी  मकानों  में  रह  रहे  है--यह

 कानून  की  कितनी  अजीब  विडम्बना  है  t

 मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हुं--क्या

 मंत्रालय  के  पास  एसा  कोई  लेखा  जोखा  है  कि

 कितने  सरकारी  अधिकारी  फंसे  है  जिन  के

 पास  अपने  मकान  हैं,  लेकिन  वे  सरकारी

 मकानों  में  रहते  हैं।  उन  में  कितने  पार्लियामेन्ट

 के  मेम्बर  हैं,  कितने  एक्स-मिनिस्टर्स  है  या

 मिनिस्टर्स  हैं  जिनके  पास  अपने  मकान  हैं

 लेकिन  सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं  ।  मैं

 तो  यह  कहूंगा  कि  थे  स्वयं  मौरली  सरकारी

 मकानों  को  छोड़  दें भ्रौर  झपने  मकान  में

 जाये  ।  जिनके  पास  पांच  दस  मकान

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  जी,  माननीय

 सदस्य  जो  जानकारी  चाहते  हैं  क्या  बहू  जानकारी

 आपके  पास है  ?

 निर्माण  तथा  ध्राबास  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 (भी  दलबीर  सिह)  :  अभी  इस  किस्म

 की  जानकारी  रेडीली  में  क्‍या  दे  सकता  हूं

 सभापति  महोदय  :  क्या  इस  प्रकार

 की  जानकारी  छापने  एकल  की  हैं  ?

 शी  बलबीर  सिंह  :  ऐसी  जानकारी

 इशारों  में  होती  है  ।
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 सभापति  महोदय  :  जब  आप  उत्तर  शाली  लोगों  के  लिए  है  जिनके  ह 11.6  बड़े-बड़े
 दें  उस  सपा  इस  प्रकार  की  जानकारी  इकट्ठी  मकान  हैं  ?  हमारी  जिम्मेदारी  गरीब
 करके  मापकों  देनी  चाहिए  ।

 शी  शशि  भूषण  :  इस  प्रकार  की  जानकारी

 आपको  सदन  में  देनी  चाहिए  ।  जो  मेम्बर

 साफ  पालिमेन्ट  है,  मंत्री  है  या  सरकारी

 कर्मचारी  है,  जिनके  पास  अपने  मकान  हैं

 लेकिन  वे  सरकारी  मकानों  में  रह  रहे  हैं

 उनको  बहू  मकान  तुरन्त  खाली  हर  देने

 चाहिए  ।  इसके  लिए  जितना  शीघ्र  हो

 सके  आप  विधेयक  लाये  ।  लेकिन  में  उम्मीद

 करता  हूं  कि  इस  तरह  की  जानकारी  झ्रापको

 नहीं  मिलेगी  जब  तक  श्राप  सख्ती  से  पेश  नहीं

 दझायेंगे  ।  एक  नर्सें  से इस  बात  को  सदन  में

 कहा  जा  रहा  है,  राज्य  सभा  में  एक  मंत्री

 महोदय  ने  इसकी  चर्चा  की  लेकिन  यह  हो

 नहीं  रहा  है  ।  हम  समाजवादी  व्यवस्था

 लाना  चाहते  हैं,  शहरी  सम्पत्ति  पर  सीलिंग

 लगाना  चाहते  है  एसी  स्थिति  में  हम  उसी

 प्रकार  इस  बाल  का  उत्तर  दंगे  कि  अपने

 मकान  होते  हुए  भी  लोग  सरकारी  मकानों

 में  रहते  हैं।  भाष  शहरी  सम्पत्ति  के  नियन्त्रण

 का  बिल  कब  तक  लाना  चाहते  हैं?  उसके

 लिए  यह  ग्रावश्यक  है  कि  जो  लोग  सरकार  से

 सम्बन्धित  हैं,  जो  सरकारी  भप्रधिकारी  हैं,

 मेम्बर  साफ  पार्लियामेन्ट  हैं  या  दूसरे  लोग  हैं

 उन  पर  पहले  नियन्त्रण  लगाय  ताकि  कहने  का

 मौका  न  मिले  |  दिल्‍ली  में  किरायेदारों  के

 साथ  सबसे  ज्यादा  ज्यादती  हो  रही  है  ।  इस

 प्रकार  का  बिल  लाने  की  जो  बात  कही  जा

 रही  है,  उत्तर  प्रदेश  में  इस  प्रकार  का  बिल

 पास  हो  चुका  हैं  बहुत  पहले  से।  भास  पास

 की  स्टेटस  में  भी  हुआ  हैं  लेकिन  यहां  पर  सन्‌

 i958  से  लेकर  आज  तक  कोई  परिवर्तन

 महीं  हुआ  है  i}  यहां  रजेद्धनंगर  औैर

 दूसरे  इलाकों  में  डेढ़  सौ  सपा  का  एक  कमरा

 मिलता  है  लेकिन  सरकार  को  कितनी  रेवेन्यू

 जाती  हैं  उसकी  कोई  जांच  नहीं  होती,  उस

 परे  कोई  कार्यवाही  महीं  नीति  ।  सरकार

 किसके  लिए  है  ?  क्‍या  सरकार  सम्पत्ति-

 तबके  के  प्रति  हैं  ।  इसलिए  श्राप  इस  तरह

 का  बिल  जल्दी  लायें  कौर  जो  दूसरी  चीज

 मैंने  श्राप  के  सामने  उठाई  हैं  जो  निम्नवंश

 के  सम्बन्ध  में  हैं  उन  पर  भी  बाप  हमें  उत्तर

 दें  तो  अच्छा  होगा  ।  डिप्टी  मिनिस्टर

 साहब,  अगर  भाप  यह  आश्वासन  दें  कि

 यह  बिल  इसी  सत्र  में  ला  सकेंगे,  कम  से  कम

 पेश  कर  दें  तो  बरच्छा  होगा  ।  प्राय  बहुत

 सो  चीजों  के  लिये  आर्डिनेंस  लाते  हैं,  तो

 आप  इस  के  लिये  भी  भ्रा्डिनेन्स  ले  आइये

 ताकि  कानूनी  व्यवस्था  ठीक  हो  सके  जो

 हजारों  कैसे  कार्ड्स  में  पड़े  हुए  हैं  उन  में

 सुविधा  हो  सके  ।  जहां  तक  मुझे  उम्मीद  है

 इस  में  कानून  मंत्रालय  भी  कोई  दिक्कत  पेश

 महीं  करेगा  |  इस  से  जनता  का  परेशानी  दूर

 होगी  ।  लोग  आशा  लगाये  बैठे  हैं---प्राय

 कोई  भी  विधेयक  लायें  लेकिन  इस  बात  का

 ख्याल  रखें  कि  उस  की  प्रविधि  दो-तीन

 साल  पहले  से  रखी  जाय  यह  न  हो  कि

 बिल  राज  पाया  और  पास  होने  के  बाद

 एक्ट  बने,  एक  बसें  तक  उसका  इंतजार  हौ---

 इस  में  देरी  होगी  ।  कम  से  कम  जब  से

 इस  सदन  में  इस  की  चर्चा  हुई  है,  तभी  से

 इस  बिल  की  अवधि  मुर्दाघर  की  जाप,  तभी

 से  ड  लागू  हो  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्राप  दो

 आश्वासन  दें---पहला  तो  यह  कि  आप  कब

 इस  को  पारित  करेंगे  ।  दगर  इस  सत्र  में

 नहीं  कर  सकते  तो  क्‍या  उस  के  लिये  झाडिनेन्स

 लायेंगे  ।  दूसरी  बात  यह  कि  कब  तक  बाप

 बहू  लिस्ट  2  सकेंगे--ऐसे  लोगों  की  जो

 सरकारी  कर्मचारी  हैं,  मेम्बर  पालियभेन्द

 हैं,  मंत्री  हैं,  जिन  के  अपने  मकान  हैं  लेकिन

 उस  के  बाद  भी  सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं  {

 ये  दो  आश्वासन  मैं  श्राप  से  चाह॒ता  हूं  ।

 की  कार  do  बढ़े  (खरगोन)  :

 माननीय  सभापति  महोदय,  श्री  शशि  भूषण  £ , ड

 जी  बिल  लाये हैं  मैं  उसका  समर्थन  कर्ता हूँ हैँ

 उन्होंने  भ्र पने  भाषण  में  दो  बातें  कहीं  हैं--



 my e जिनके  पास  अपने  सका  हैं,  उन्होंने  झपने

 .  महान  किराये  पर  दिये  हुए  हैं  कौर  खुद

 :  सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं।  लेकिन  उन्होंने

 oo  अपने  बिल  में  यह  बात  कहीं  भी  नहीं  कही  है।

 'उन्होंने  झपने
 बिल

 में  लिखा  है  कि--

 os  “tenant”  means  any  person  by

 ‘whom  or  on  whose  account  or  be-

 half  the  rent  of  any  premises  is,
 ‘or  but  for  a  special  contract  would.

 be,  payable  and  includes  a  sub-
 co  tenant  and  also  any  person  conti-

 muing  in  possession  after  the  ter-

 mination  of  hig  tenancy  and  all

 लेकिन  उन्होंन..  भाषण  में  विचित्र

 बात  कही  है--जो  मिनिस्टर  हैं,  उनके  अपने

 मकान  कहीं  होंगे,  लेकिन  रहते  यहां  हैं  .  .  .

 श्री  शहि  भूषण:  जिनके  मकान  दिल्ली

 मैं
 हैं,  मैंने

 उनकी  बात  कही  है  t  बाहर  की

 बात  मैंने  नहीं  कही  है  |

 श्री  कार  to  बड़े:  सभापति  महोदय,

 बाप  भी  बीच  में  शामिल  हो  गये--आप  ने

 -  भी  मिनिस्टर  साहब  से  कहा  कि  इसकी

 जानकारी  उनको  देनी  चाहिये  लेकिन  इसकी

 ज़रूरत  कया  है  क्योंकि  बिल  में  तो  इसका

 कोई  ज़िकर  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  बिल  से  सम्बन्ध

 नहीं  है,  यह  मैं  भी  जानता  हूं  ।  जहां  (1.

 |  मकानों  का  सवाल  है--अवेलिबिलिटी  साफ  दि

 हाउस---उसके  सन्दर्भ  में  उन्होंने  यह  जानकरी

 पूछी  थी--जो  जानकारी  सार्वजनिक  हित

 nt

 Control  VAISAKHA  nn  1807  (SAKA)
 Dati

 Rent  Cont
 :

 कंसीलर  करता  चाहिए  t  उसमें  नोटिस  देनी we  :

 पड़ती  है  ।  प्रेस्‍्कराइब्ड  टाइम  में  एजेक्टमेस्ट

 नहीं  हो  सकता  है।
 लेकिन  वह  तो  मौका  देखते.

 हैं  कि  टेनेट  कब:  मरता  है  कौर  उसका  सामान

 निकाल  कर  फेंक  देते  हैं।  तो  इस  प्रकार  का.

 बिल  भरा  लायेंगे  वह  बहुत  झण्डा  होगा  .

 मैं  समझता  हूं  कि  इसको  लाने  की  जरूरत  .

 नहीं  थी  i}  उसमें  लिखा  हुआ  है  स्पाँज  सेब-

 टिनेन्ट  कंसीलर  होना  चाहिए  ।  तो  मैं  इसका

 समर्थन  करता  हूं  कौर  यह  बिल  पास  करने  की

 इच्छा  प्रकट  करता  हूं  ।  साथ  में  मंत्री  जी  से

 चाहता  हूं  वह  ऐसे  केसेज  बतायें  जो  मृत्यु  के  बाद

 सब-टेनेन्ट्स  का  एजेक्टमेन्ट  कर  रहे  हैं  ।

 कोटे  में  ऐसे  केसेज़  पेंडिंग  हैं  जिन  में  टेनेन्ट्स

 की  मृत्यु  हो  गई  है  कौर  उसके  बच्चों  को  बाहर

 निकाल  दिया  गया  है  ।

 श्री  नरसिंह  नारायण  पांडे  (गोरखपुर):

 माननीय  सभापति  जी,  श्र  शशि  भूषण  जी  का

 जो  विधेयक  है  वह  बहुत  ही  भ्रावश्यक  विधेयक

 है।  इस  विधेयक  के  भ्राब्जेक्ट्स  ऐण्ड  रिजर्व  को

 अगर  देखा  जाये  तोइस  विधेयक  की  व्याख्या

 बहुत  साफ़  हो  जाती  है  कि  टिकेट  जिनके  नामूसे

 एलाटमेन्ट  शआर  है,  वह  भरकर  मर  जाता  है

 तो  डीसी  फ्रेंडली  उसके  स्थान  पर  उस

 मकान  की  एलाटी  समझी  जाती  चाहिए--  -

 ऐसा  इस  विधेयक  में  कहा  गया  है  ।  लेकिन

 दिल्‍ली  में  जितने  इस  तरह  के  कैसे  हैं  उनमें

 इविक्शन  प्रोसीडिग्ज  चल  रह  है,  उससे  मकान

 खाली  कराये  जा  रहे  हैं।  श्री  शशि.  भूषण  जी

 का  कहता  है  कि  दिल्ली  सेन्ट  कन्ट्रोल  धरमेंडमेंट

 बिल  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था होनी  चाहिए

 जिससे  उनके  भ्र धिक् रार  को  सुरक्षित  किया  जाये  a

 हंस  तरह  की  इबिक्शन  प्रोसीडिग्ड  नहीं

 होनी  चाहिए  मैं  इस  बिल  का  सादिक  ,

 स्वागत  करता  हूं  लेकिन  मैं  कुछ:  सिद्धान्त  की...

 बात  आपके  सामने  रखता  चाहता  हूं,  इस
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 राज  सारे  देश  में  हमारी  हाउसिंग  की  झा वादी  है  श्लोक  जो  मकान  सन्‌  9548

 मिनिस्ट्री  की  तरफ़  से  एक  स्कीम  चलाई  जा  रेट  कन्ट्रोल  एक्ट  के  अन्तर्गत  हयाते  हैं,  नये

 रही हैं  कि  जो  लो इनकम  ग्रुप  के  लोग हैं

 उनके  लिए  श्रीवास  की  व्यवस्था  हो  सके  |

 इसके  ऊपर  हर  साल  करोड़ों  रुपया  खर्च

 किया  जा  रहा  है  1  मेरा  सुझाव  है  कि  इस

 पार्लियामेट  में  इस  तरह  का  विधेयक  सरकार

 को  लाना  चाहिए  जैसे  कि  हमने,  ज़मींदारी

 एवालिशन  किया  कौर  सीलिंग  एक्ट  लागू

 करके  भूमिहीनों  की  इच्छा भों  की  पूर्ति  की

 उनको  उस  लैंड  का  मालिक  बनाया  जो  कि

 जमीदारी  एबालिश  या  सीलिंग  एक्ट  मे

 ज़मीन  निकली  ।  झभाज  उसी  आधार  पर  इस

 देश  में  यह  श्रावश्यक  हो  गया  है  कि  शहरों  में

 भी  शहरी  सम्पत्ति  का  उन्मूलन  होना  चाहिए

 कौर  उन्मूलन  ही  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि

 इस  तरह  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो

 चार  लाख  या  पांच  लाख  की  प्रा बादी  वाले

 शहर  हैं,  उन  में  ऐसा  होना  चाहिए  कि  जो

 लोग  00  रुपया  या  200  रुपया  पर  मकान

 में  किरायदार  हैं,  उन  को  भी  कुछ  गुना  जैसा  कि

 जमीदारी  एबालिशन  में  .2  गुना  जमा  करा

 कर  किसानों  को  भूमिधर  बना  दिया  गया  था,

 जमा  करवा  कर  मकान  का  मालिक  बना  देना

 चाहिए  ।  जो  टीनेन्ट्स  हैं  उन  से  कुछ  रुपया

 जमा  करवा  लिया  जाए  कौर  उनको  मालिक

 मकान  बनवा  दिया  जाए ।  इससे  यह  होगा  कि

 राज  जो  हाउसिंग  प्राब्लम  है  कौर  जो  इतना

 सारा  रुपया  सरकार  इस  पर  खर्च  कर  रही  है

 कौर  उसके  बाद  भी  छोटी  छोटी  जगहों  में

 गरीब  लोग  रहते  हैं,  उत  की  समस्या  हल

 हो  जाएगी  शौर  उनके  पास  एक  जमीन  हो

 जाएगी  कौर  एक  मकान  हो  जाएगा  शौर

 चेहननत  करके  मकान  पौर  जमीन  पर  वह

 अपने  बच्चों  के  लिए  उपलब्ध  कर  सकेगा  ।

 पिछले  दिनों  जब  मैं  प्रधान  मंत्री  सी  से  मिला

 की,  तो  इस  तरह  का  एक  सुझाव  मैंने  उत  को

 दिया  था  कि  शहरों  में  सीलिंग  एक्ट  लागू

 डोसा  चाहिए
 ।  उस  रोलिंग  एक्ट  में  श्राप

 ्  ऐसी  अवस्था  कर  दें  कि  जहां  पांच  है

 मकान  नहीं  ब्रिकी  पुराने  मकान  जिनके

 बारे  में  एलाटमेंट  कानून  लागू  होता  है,  उन

 को  ऐसे  लोगों  को  दे  दिया  जाए  जिनके  पास

 कोई  मकान  नहीं  है  शहरों  में  ।  उन  मकान

 मालिकों  को  कुछ  कम्पेन्सेशन  देकर  चाहे  वह

 0  गुना  हो  या  20  गुना  हो,  जो  भी  भाप

 नियत  करें  उस  मकान  की  वैल्यूएशन  को  देखते

 हुए,  उन  में  रहने  वाले  टीनेन्द्स  को  उन  का

 मालिक  बना  दिया  जाए।  सरकार  को  ऐसा

 विधेयक  लाना  चाहिए  कौर  मगर  ऐसा  नहीं

 होता  है,  तो  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  राज  जो  लोगों  की  मकान  की  समस्या  है,

 ग़रीबों  की  मकान  की  समस्या  है,  इस  पर  आप

 किसी  तरह  से  काबू  नहीं  पा  सकेंगे  -  इस  विधेयक

 को  लाकर  जहां  पर  हमारे  श्री  शशि  भूषण  जी  ने

 दिल्‍ली  के  सेन्ट  कन्ट्रोल  एक्ट  को  एमेंड  करने

 की  बात  वही  है,  मैं  समझता  हूं  कि  इनका  ध्येय

 बड़ा  ही  पुनीत  है  लेकिन  अगर  सरकार  इसे

 स्वीकार  कर  लेती  है  तो  केवल  दिल्‍ली  पर  ही

 यह  लागू  होगा।  मैं  समझता  हूं  कि  सेन्ट  कन्ट्रोल

 के  बारे  में  एक  काम्पैक्ट  बिल  जाना  चाहिए

 जो  कि  कम  से  कम  5  लाख  की  आबादी  वाले

 म्यूनिसिपल  बोर्डों  में  रहने  वाले  लोगों  पर  भी

 लागू  किया  जा  सके  और  उन्हें  मकानों  का

 मालिक  बनाया  जा  सके  t

 SHRI  N.  K,  ्.  557४8  (छापा):

 Mr.  Chairman,  I  entirely  support  this

 Bill,  which  has  been  moveg  by  Shri
 Shashi  Bhushan,  It  ig  extremely

 salutary  and  extremely  laudable.  The

 institution  of  tenancy  has  become

 the  subject  matter  of  terrible  racke-

 teering,  specialffily  in  large  cities,  Sir,

 you  may  not  be  aware  of  it,  because

 you  are  not  a  tenant.  Since  I  am  a

 tenant  and  I  do  not  have  a  house

 of  my  own,  I  am  aware  of  what

 racketeering  and  profiteering  goes  on
 in  this  business  of  tenancy.  Pro-

 fessionally  also  I  know  what  amount

 of  black  money  goes  on  in  the

 immovable  property.  The  measure



 which.  .we.  ‘have

 ‘acquisition  of  property  is,  I  regret  to
 -subrmit,  sornething  in  the  shape  of  a

 .  stillborn  measure.  because  not  even

 a  single  property  has  been  acquired

 '  by  the.  Government  under  this,  part-
 ly  thanks’  to  the  most  inefficient  fun-

 ctioning  of  the  bureaucracy  and  par-
 tly  thanks  to  the  inefficient  func-

 tioning  of  the  committee,  of  which  I
 was  a  member,  which  did  not  suffi-

 ciently  comprehend  the  human  inge-

 ‘nuity  to  evade  the  tax  laws

 MR,  CHAIRMAN:
 nature  of  the  Bill.

 SHRI  N,  K,  P.  SALVE:  It  is  true

 that  it  is  extremely  half-hearted.  In

 fact,  the  Bill  ;  ‘ovides  and  contem-

 plates  that  if  a  property  passes
 hands  for  a_  certain  consideration
 which  is  found  to  be  Yess  than
 the  market  value,  Government  has

 the  right  to  acquire  it  by  paying  an
 additional  solatium  of  5  per  cent

 provided  it  is  proved  that  such  a
 transfer  involved  intentions  of  eva-

 sion,  avoidance  etc.,  but  such  subjec-
 tive  or  objective  considerations  or  in-

 tent  can  never  be  proved  in  law.

 Be  that  as  it  may,  there  is  an  un-

 derlying  theme  and  philosophy  in
 this  Bill  which  is  of  the  utmost  im.
 portance  and  it  is  this,  that  the  exist-

 ing  landlords  are  keen  to  get  rid  of
 the  poor  widow  or  children  or

 depe  ndents  just  because  the  person
 who  Was  the  tenant  has  died.  It  is
 this  sort  of  exploitation  which  is

 sought  to  be  put  an  end  to.  My  res-

 pectful  submission  is  thet  if  our

 pretensiong  of  establishing  a  socialist
 State  if  our  talk  of  a  ceiling  on  urban

 Property  is  not  plenty  of  sanctimoni-

 bd
 humbug,  what  is  wrong  in  this

 =
 He

 How  is.  it  the  business  of  a  bure.

 Half-hearted

 auerat  :to  build  a  house  ang  take  ‘a

 rent,.of  Rs.  10,000  per  month?  I  am
 )  -one-of  those.who  want  that  2  person's
 -  devestinents  must-be  suitably.  re-

 warded.  There  is  absolutely.  rio
 Le  doubt.  about  it.  Io  am-snot.  one  of  7

 those  ‘who  thinks  that  the  properties

 enacted  for
 |

 ‘compensation

 of  the  citizens  “shduld’  be.  seqiteste-
 red  away  or  .-confiscated  ay  without

 It  is  not  that
 referring  to  the  racketeéring  _  part.
 A  bureaucrat  would  himeelf  live
 a  house  of  the  market  value
 Rs.  5.000.  paying  40  per  cent.  rent
 which  would  be  not  moré  than

 Rs,  200  or  Rs.  300  for  years  and  years

 Then  he  builds  another  new,  nice
 house  fetching  Rs.  10.000  rent  per
 month  and  he  goes  on  like  this  for

 quite  some  time

 There  are  quite  a  few  Ministers

 and  quite  a  few  MPs.  who  are

 doing  this.  The  institution  of  poli-
 ticians  is  being  brought  into  a  tre-

 mendous  amount  of  disrespect.  They
 are  being  looked  down  upon  as  a

 set  of  people  who  represent  corrup-
 tion  in  the  country.  We  do  not  want

 to  be  a  party  to  this  sort  of  thing.
 Let  the  names  of  the  Ministers  and

 M.Ps  who  have  done  this  come
 before  Parliament,

 In  fact,  I  would  go  a  step  further.

 Shashiji  only  speaks  about  tenances

 involving  the  spouse  or  dependent
 child.  But  if  a  tenant  has  been  liv-

 ing  in  a  place  for  0  or  5  years,  why
 should  he  not  become  the  owner  of

 that.  property?

 I  see  the  smile  on  your  face,  but

 because  J]  am  a  tenant  I  may  submit
 to  you  what  happened  to  me  My

 landlord  was  thinking  of  selling  ‘his

 house.  He  did  not  have  the  courage
 to  inform  me.  It  was  the  buyer  who
 came  to  me  and  said  that  he  would
 give  me  Rs.  50,000  df  I  would  vac-

 ate.  I  asked  him  to  get  out  quickly
 before  something  happened,  before  it

 became  a  law  and  order  prébiem
 I  called  upon.  the  end:  asked
 him  about  it.  He  said,  “you  are  an
 MLP.  who  ¢an  ask  you  to  go"?  That

 nigans  if  है क  wére  not  én  M.P.,  Fhave

 no  right  to  live  as  it,  were,  What
 have  we  come  to!  Formerly  it  was

 paid  that  7658  buitt  Hones  adhd  “wie

 Yoon  lived  dn  then.  करका  gine:
 ghanged.  ५4  is  the  crooks  who  build

 houseg.  and  poor  people  like
 me.

 who
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 live  in  them,  because  I  do  not  have
 a  house  of  my  own.  I  know  the
 difficulties  of  the  tenants  and  how
 the  landlords  are  always  out  to  ex-

 ploit  them.

 Therefore,  I  entirely  support  what
 has  been  provided  in  the  Bill.  In

 fact,  the  Bill  underscores’  the  fact

 that  the  principal  law  is  a  draconian

 m@asure  because  it  does  not  provide
 for  the  residence  of  a  widow  or  the

 dependents  of  a  person  v-ho  has  died.
 How  does  it  support  the  pretensions
 of  the  ruling  party?

 MR.  CHAIRMAN:  You  want  the
 provisions  of  the  Bill  to  apply  even  to

 Nagpur.

 SHRI  N.K.P.  SALVE:  That  is
 what  J]  have  said.  Let  it  at  least  be
 in  Delhi,  let  at  least  the  information

 go  out  and  let  the  people  who  are  an-
 xious  to  have  a  clean  state.  Let  it
 be  at  least  known  who  are  the  people
 who  have  immovable  property.

 There  is  another  measure  which  is

 coming,  which  was  circulated.  If
 you  have  a  palatial  house,  there  is

 going  to  be  no  ceiling,  but  if  you  have

 land,  7,500  square  feet  only  will  be
 allowed  to  you  irrespective  of  the

 price.  Sir,  you  are  aware  that  in

 Bombay  in  certain  areas,  the  prop-

 erty  per  sq.  ft.  is  Rs.  500  to  Rs
 1000.  7000  means  Rs.  35  lakhs  to  Rs.
 70  lakhs  is  exempt  to  them.  And  in

 Nagpur,  there  might  be  a  person  with
 7000  sq.  ft.;  his  property  may  not

 be  more  than  Rs.  3500.  A  _  person
 with  Rs.  70  lakhs  will  get  away  and
 a  person  with  Rs.  3500  will  be  de-

 prived.  I  cannot  understand,  where

 are  we  heading  ourselves  to.  These

 are  all  viciou,  tactics  of  a  set  of  peo-
 ple,  vested  interest.  who  want  to

 protect  their  own  immovable  proper-

 ty,  and  they  do  not  want  at  all  to

 help  this  Government  in  the  possibi-

 lity  of  ushering  in  an  egalitarian

 Society,  etc.

 झ्  रामसहाय  पांडे  (राजनंदगांव)

 मैं  बम्बई  में  किराए  के  मकान  में  रहता

 था।  में  94)  में  बम्बई  शपथ।  |

 एफ  दिन  उस  खो  नी  के  सामने  को  ई  हराकर  कहने
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 लगा  कि  लैंडलाई  जाए  हैं।  जिसने  खबर  दी

 वह  लैंड  तो  भूत  ग,  और  कहने  "भा  लाई

 अए हैं  मैं  घबरा  गए।  कि  यह  लाई  शब्द

 करा  हो  गा  ।  मेरी  पहली  प्रार्थना  तो  यह  है

 कि  धरती  के  ऊपर  रहें  जो  लाईं  शब्द  जुड़ा

 हुसना  है,  इसको  श्राप  हटा  दीजिये  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आप  साम।जिक

 जीवन  में  जो  लोग  काम  करते  हैं,  उनकी  तरफ़

 भी  ध्यान  दें  ।  उनके  लिए  कोई  पैशन  नहीं

 होती  है  t  जिसकी  फैशन  होती  है  और  गांव

 चले  तहें  उनके  बारे  में  मैं  नही  कहता  हूं  ।

 लेकिन  जिन  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  ने  झपना

 जीवन  सनाज  को  समर्पित  कर  दि.।  होना  है

 जैसे  ।फार  हैं,  मत  हैं,  छौ-छोट  डाक्टर  हैं,

 इनका  क्या  होता  है।  जीवन  भर  भ्त्सी  नवें  ने

 अमिताव  मैंडम  किया  होता  है,

 मानवता  की  सेता  की  होती  है,  अत्यन्त

 मान नी  4  सिवा  की  होती  हे  लेकिन  जब  जनाजे

 द्वारा  उसकी  सेवा  करने  फो  अवैध  शाला  है

 तो  चाहे  सरकारी  भिन्न  हो  यथा  प्राइवेट  हो

 उसकी  उसे  में  से निकाल  बाहर  किया  जाता  है  |

 यह  जो  इस  दोनों  के  चिर  कार  होता  है  यह

 बन्द  होप  चाहिये।  मेरा  अनुरोध  पह  है  कि

 साल।  जिस'  सेवा  में  जो  लगे  हुए  हैं,  जैसे  नसें  है,

 पत्रकार  हैं,  प्रेस  के  कर्म  चारी  है  जिनके  ए

 कोई  प्राविडेंट  फण्ड  की  सुविधा  नहीं  है

 कौर  जो  जीवन  भर  सनाज  सेवा  के  काम  में

 लगे  रहते  है  चाहे  वे  सरकारी  हों  116  गैर-

 सरकारी,  उचके  लिए  तो  कम  से  कम  आपको

 कुछ  करना  ही  चाहिये  ।

 मैं  अपको  सीतापुर  की  बात  बताता  हू  ।

 वहां  प्राइम.  मिनिस्टर  ली  से  हमने  मुलाकात

 की  थी  ।  हम  एक  डेलिगेशन  में  गये  हुए  थे  ।

 वह  उन्होंने  बहुत  अच्छा  प्रबन्ध  कर  रखा  हूँ  ।

 सताते  साहब  ने  कहा  कि  जो  दस  बरस  किसी

 मकान  में  रह  ले  बह  मकान  उसका  ही  जाए

 लेमबित  सिंगापुर  में  यह  है  कि  जो  शो रिजनल

 कास्ट  मकान  की  होती  है  जब  उसकी  बनाया

 जाता  है  उसमें  छः  परसेंट  ब्याज  जोड़  कर

 झगर  वह  पे  कर  देता  है  तो  बहु  सालिक  उसका
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 बन  सकत।  है,  उसकी  उस  मकान  का  स्वा  महत्व

 प्राप्त  हो  सकता  है  |  मान  ले  कि  1940  7

 सचिव  बना  और  दो  कम रे  किसी  ने  किराए  प्र

 लिए  कौर  उस  सनवर  उस  4र  तीन  हजार  रुए

 खर्च  हुए  थे  |  अब  पन्द्रह  बस्स  बाद

 झगर  कोई  उसको  लेना  चाहता  है,  उसका

 मालिक  बनना  चाहत  है  तो  उसको  गहे  राशि

 तथा  उस  पर  छ:  प्रतिशत  ब्याज  जोड़  कर  इस

 मकान  का  स्वभाव  प्राप्त  हो  सकता  है

 राज  जो  उसका  मूल्य  है  वह  नही  लेकिन  जो

 तब्  ख  उस  पर  शाथ  था  वह  तथा  छ:  प्रतिगत

 ब्याज  -  मशीनरी  का  तो  डेप्रिसिएशन  होगा

 लेकिन  मकान  का  डेप्रिसिएशन  इस  रूप  में

 कि  बढ़ी  हुई  कीमत  नहीं  बल्कि  जो  उस  पर

 खराब  थी  वह  की नव  तथा  छ.  प्रतिगत

 प्रयास  जज  अब  किसी  की  तनख्वाह  श्रम र

 जब  उसने  मकान  लिया  दो  साथी  और  राज

 तीन  सौ  हो  गई  बौर  बह  खरीदन  की  स्थिति

 में  हो  गयां  तो  वह  इतनी  राशि  देकर  उसकी

 खरीद  सकता  है  1  मैं  चाहता  हू  कि  यह  जो

 प्रिसीपल  है  डम  को  स्वीकार  कर  लि+।  जाएं  t

 मै यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि

 जैसे  पत्रकार  है,  जर्नलिस्ट  है  या  दूसरे  है
 और

 जिन  की  रिटायरमेंट  फे  वक्‍त  तन दवा हू  ५च  सौ

 रुपये  मासिक  से  कसम  है  उनको  मान  में  बने

 रहने  के  प्राधिकार  मिल  जाने  चाहिए  ।

 हुर,  दो  हजार  या  तीन  हजार  वालों  की  मैं

 बात  नहीं  करता  हू।  पंच  सौ  तक  वालों  की

 बात  कर  रहा  हू  ।  जब  वे  जीवन  की  सन्ध्या  में

 पहुंच  जाते  हैं,  रिटायर  होते  हैं  उस  वक्‍त

 उनको  मकान  शिल  जाने  चाहिए  I  ऐसे

 लोगों  के  लिए  दाप  कालोनी  बनास  चाहे  तो

 कालोनी  बम।  सकते  हैं।  उनके  लिए  मकान

 सुरक्षित  रहने  चाहिये  जिन  में
 से

 उनको  कोई

 निकाल  ने  सके  |  बह  साबित  तथा  नैतिक

 आधार  पर  श्राथश्पक  है।  उनके  सिर  के  ऊपर

 खुला  झा समान  नहीं,  एक  छत  भी  होनी

 चाहिये  ।

 (Amendment)  Bill

 aft  ser  wee  डागा  (पाली)  :  बहु  न

 मानवीय  कौर  न  हो  भ्र थिक  प्रश्न  है  |  यह

 कानूनी  प्रश्न  है।  यह  बहुत  छोटा  सा  प्रश्न  है  t

 बहुत  श्र्न्छा  यह  बिल  है  कोर्ट  में  इस  चीज

 को  लेकर  बहुत  से  कैसी  चल  रहे  हैं।  जरगर

 किसी  के  पिता  ने  लीज़  डीड  लिख  दिया  भौर

 उसका  देहान्त  हो  गया  तो  मकान  मालिक

 कहता  है  कि  उसका  जो  लड़का  उसमें  रह  रहा

 है  वह  ट्रे सपा सर  है  कौर  उसको  निक।ल  बाहर

 करता  है।  इस  चीज़  को  लेकर  इस  बिल  में

 श्री शशि  भूषण  जी  ने  बहुत  अच्छी  ब।त  कही  है  t

 लिखने  व।ला  भ्रमर  मर  गया,  उसका  स्वयं  वास

 हो  गया  तो  उसका  लड़का  या  भाई  जो  उस

 मकान  में  रहता  है  और  जो  किराया।  देने  के

 लिये  भी  तैयार  है  वह  ट्रंसब।सर  हो  जाता  है

 शर  उसको  बेदखल  किया  जा  सकता  है  1

 कोर्ट  में  जाने  की  'राम  अदा  की  जाती  है  कौर

 कहा  जाता  है  कि  इसका  मेरे  साथ  टेनेट  का

 रिश्ता  नहीं  है,  इस  रास्ते  इसका  एविएशन

 किया  जाए  और  एडिक्शन  हो  जाता  है  ।

 इसको  रोकने  के  लिए  जो  अमेडमेंट  पेश  किया

 है  यह  बहुत  ही  बरच्छा  एमेडमेट  है  कौर  इसको  में

 उसको  प्रोटेक्शन  देने  की  बात  कही  गई  है  ।

 इसमें  कहा  गया  है

 “The  Bill  seeks  to  further  amend
 the  Delhi  Rent  Control  Act,  4958
 to  enable  the  surviving  spouse,  or

 any  son  or  daughter,  of  a  deceased

 tenant,  who  had  been  living  with
 the  tenant  in  the  premises  ag  a

 member  of  the  deceased  tenant’s

 family  upto  the  death  of  the  tenant,
 to  continue  in  occupation  of  the

 Premises  in  which  he/she  was  liv-

 ing  with  toe  deceased  tenant.”

 बहू  किराया  देने  के  लिये  तैयार  हैं

 लेकिन  उसको  कहा  जाता  है  कि  नहीं  तुम्हारा

 शौर  मेरा  कोई  करार  नही  है,  तुम  निकल

 जाओ  ।  इस  बिल  को  झगर  समान  लिया  जाये

 तो  हजारों  कैसी  जो  कोर्ट  में  जेडीए  हैं  धौर

 जिन  को  लेकर  गवाहियां  वगैरह  पेश  की
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 आती  हैं  प्रौढ़  हैरानी  कौर  परेशानी  का  सामना

 करना  पड़ता  है  उससे  बचा  जा  सकेगा  |

 यह  एक  सीधा  सा  और  छोटा  सा  बिल  है  ।

 अब  जो  मकान  हंस।।।  चाहते  हैं  वह  चीज़

 ग्रहण  है  कौर  उसके  लिए  कोई  कौर  मौके  की

 तलाश  की  जाती  चाहिये,  कोई  कौर  साधन

 अपनाया  जाना  चाहिये  |

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  उप

 मंत्री  (श्री  दलबीर  बिड)  :  श्री  शशि  भूषण

 ने  यह  बिल  पेश  किया  है  ।  बढ़त  सालों

 में  मैं  देखता  श्र  रहा  हुँ  कि  उनके  दर

 प्रगतिशील  विचार  कूट-कूट  कर  भरे  हुए

 हैं  जोर  प्रगतिशील  कदम  उठाने  के  लिए  ब

 चोरों  को  भी  प्रेरित  करते  रहते  हैं  -  जय

 कभी  लोजिक  बात  पर  बह  बात  हैं  लो  हमेशा

 ऐसे  प्रम्नीं  को  उठाते  हैं।  यही  प्रश्न  उनके

 दिमाग  में  आते  रहते  हैं।  कभी  भी  उनकी

 स्पीच  में,  उन  के  सवालों  में  एसी  बात  मैंने

 नही  देखी  कि  जो  गरीब  समाज  को  रगड़ने

 के  लिए,  तलने  के  लिए  या  तकलीफ  देने  के

 लिए  हो  या  जो  कुछ  लोगों  को  ही  फायदा

 पहुंचाने  वाली  बात  हों  ।  आज  भी  जब

 उन्होंने  इस  बिल  को  पेश  किया  और  इस

 बिल  के  ऐम्ज  एंड  श्राबर्जवट्स  मे  भी  यही

 कहा  कि  के  ऐसे  बिल  की  राज  जरूरत  है

 जिससे  बहुत  से  लेगो  की  जो  दिक्कत  हैं  वे

 दूर  हीं।  उन्होंने  बहुत  सी  चीजों  का  जिक्र

 किया  है  ।  टेक्स्ट  की  जो  दिक्कतें  हैं  उसका

 उनको  काफी  लाब  है  ।  जो  लोग  [दल्ली

 म॑  बहुत  दिनों  से  रहते  न  रहे  हैं  व  अनुभव  के

 भ्राता  पर  बता  सकते  हैं  कि  कितनी  दिक्कतें

 का  उनको  सामना  करना  पड़ता  है  जो

 बोले  हैं  श्लोक  जो  बोल  नहीं  भी  पाए  हैं  ये

 भी  उससे  ग्रपारिचित  नहीं  हैं।  गरब

 झांदमी  को  बड़ी  मुश्किल  होती  है  प्रिया

 गुजारा  कलाम  में  ।  जो  किराए  के  मकान

 में  रहता  है  और  ऐसे  मालिक  के  मकान  में

 रहता  ही  जो  हर्स  ,य  उसको  तकलीफ़  देता

 रहता  हो'  उस  वातावरण  में  किस  तरह  से

 बहे  अ.ना  जीवन  गुजारता  है  कौर  उसके
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 सामने  क्या-क्या  समस्‍यायें  पेश  आती  हैं  इसको

 हर  ध्रादमी  प्रभुत्व  कर  सकता  है  |

 मैं  भी  मानता  हूं,  मैं  भी एक  एसे  ताबे,

 का  इंसान  हें,  जिसकी  जिन्दगी  का  कभ

 इन्हीं  बातों  से  रहा  है  ।.  मैं  हर  उस  बात

 के  पक्ष  में  हूं,  जो  गरीब  भ्रामक,  टनेग्रट  या

 किसी  गरीब  तबके  के  हित  में  हो,  चाहे  वह

 किसी  भी  मेम्बर  की  तरफ  से  जाये  ।  हमारे

 इस  तरफ  के  बैठने  घाले  कुछ  सदस्य  हैं,  जिनके

 बारे  में  मैं  सीचता  हु  कि  वे  बड़े  रिएक्शन री

 हैं  ।  लेकिन  कभी-कभी  जब  उनकी  तरफ

 से  भी  को  ऐसी  बात  श्री  है,  तो  मैं  उसको

 हमेशा  वेलकम  करता  हूं  ।

 इस  बिल  के  बारे  में  कुछ  साथियों  नें

 एसी  बाते  कहीं  हैं,  जिनका  इस  बिल  से  दूर

 जाकर  सिद्ध  होता  है  |  शायद  इस

 बिल  की  डंफीनीशन  में  उनको  कबर

 नहीं  कर  सकते  है  i  जब  हम  एक  कंप्रीहैसिय

 बिल  की  बात  करते  हैं,  तो  वे  बाते  राज  के

 बिल  से  दूर  चली  जाती  हैं।  इसलिये  मैं

 इस  वक्त  उन  बातों  में  नहीं  जाना  चाहता  हूं  ।

 लेकिन  उन  मौलिक  बातों  शौर  उन  सिद्धांतों

 से  मेरा  इत्तिफाक  है,  जो  श्री  शशि  भूषण  श्र

 दूसरे  साथियों  ने  उठाई  हैं  t

 उन्होंने  कहा  है  कि  शायद  आफिस सं

 वर्ग रह  का  दबाब  सरकार  पर  है  श्र  शायद

 उस  दवाब  के  कारण  इस  बिल  के;  लाने  में

 कुछ  देर  हो  ही है  t  मैं  इस  बात  को

 नहीं  मानता  ह्  कि  सरकार  अपने  भ्रफसरो

 के  दबाब  को  मारकर  चलती  है  ।  भ्रमर

 सरकार  इस  तरह  ८६८  ६८  मैंने  लगे,  तो

 कोई  भी  बात  आगे  नहीं  हो  स  ती  है  ।

 इसलिये  ,समस्या  द  है 1 ड  की  नहीं  है,  ब्रा  क

 सदस्यों  यह  है  कि  पूरी  तरह  छानबीन  कर

 के  बिल  को  इस  शबल  में  लाया  जाये,  ताकि

 उन  दिक्कतों  का  कुछ  हल  हो  सके,  जिनका

 श्री  शशि  भूषण  &  जिक्र  किया  है  ।  प्यार

 हम  जल्दबाजी  में  कोई  कानून  ले  जाये,  तो

 बागे  चलकर  उसमें  कठिनाई  पैदा  हो  जान,
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 है  at  लेकिन  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  ऐसा
 oO  बिल.  आना  चाहिये  |

 यह  जो  कमेटी  बनी  थी,  उसमे  अपनी

 ,सिफारिशें दीं  थीं।  लेकिन  लंगर  एक  कंप्री/न्सिव

 बिल  लाने  में  कुछ  देर  हो  जाये,  मेम्बर  साहेबान
 .  ने  जो  बातें  उठाई  हैं,  उन  सेब  को  कवर  करने

 -  में  कुछ  देर  हो  जाये,  तो  एक  छोटा  बिल  जरूर

 लाना  चाहिये  t  उस  छोटे  बिल  में  टैलेंट

 को  रिलीफ  देने  वगेरह  की  बातों  की  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  यह  सही  है  कि  टेनेट  के

 मरने  के  बाद  उसकी,  उसके  बच्चों  और

 भाइयों  वर्ग रह,  परिवार  के  सदस्यों  को  बहुत
 दिक्‍कतें  पेशानी  हैं  ।  जब  लैंडलाइन-श्री

 पिंड  को  "लाई"  शब्द  से  बड़ी  नफरत  हैं;

 बह  शब्द  हटना  खारिया--टेनेट  के  मरने

 के  बाद  उसके  परिवार  के  सदस्यों  पर  गालिब

 हो  जाता  है,  तो  उन  लोगों  को  उसकी  मृत्यु
 के  बाद  जो  दिक्कतें  पेश  कराती  हैं,  लैंड लार्ड

 उनमें  और  भी  इजाफा  कर  देता  हैं  ।

 ये  छोटी-छोटी  दिक्कतें  एक  परिवार  को

 नहीं,  बल्कि  देश  के  हजारो,  लाखों,  करोड़ों

 परिवारों  को  पेश  शक्ति  हैं।  जहां  तक

 दिल्‍ली  का  सम्बन्ध  है,  शायद  लाखों  परिवार

 इस  समस्या  से  सेब  गीत  हैं।  इन  सब  दिक्कतों

 को  दूर  करने  के  बारे  में  सरकार  का  भी  बही

 इरादा  है  जो  श्री  शशकर्ण  क,  है,  ग्रोवर  में

 मानता  हूं  कि  हमारी  तरफ  से  इस  किस्म

 का  बिल  जाना  चाहिये  ।

 अं  मुद्दत  डम: :  सरकार  कोई

 नोटिफिकेशन  या.  आडिनेन्स  निकाल  सकती

 हैं  ।  आज  हजारों  मामले  कोर्ट  में  वैडिंग
 :

 हैं।  इस.  बिल  का  मकसद  यह  हैं  की  जो

 व्यक्ति  किसी  मकान  में  किरायेदार  हैं,

 उसकी  मृत्यु  के  बाद  उसकी  सलाद  को

 ढेनेन्ट  मान  लिया  जाये  a  आज  स्थिति  यह

 हैं  कि  उन  लोगों  को  ट्रस  पा सर  माना  जाता

 ,  हैं  ।  यह  न  इनकी  दिक्कतों  का  सवाल  है

 और  पी  पांडे  की  विधियों  का  सावल  है  qd

 लाया  जा  5-18  है

 हल  करने  के  लिये  सरकार  का  इरादा,  है  कि

 (Amendnienty:  BAL.

 + A

 प्राम  'किरायेदारों  के  हित  में  सरकार  को  एक

 झ्ाड्नेन्स  कौन  निकालना  चाहिये.

 +  मर त्ति हु  नारायण  पाड़े  देने दस

 की  हक़तलफ़ी  को  दूर  करने  के  लिये  और

 जिस  तरह  से  भी  ही  सके,  उनको  किरायेदार

 बने  रहने  देने  के  लिये  झगर  सरकार  विचार

 कर  के  कोई  बिल  लाना  चाहती  है,  तो  उसमें

 क्या  दिक्‍कत  है  ?

 श्र  रास  प्रहार  पांडे  :  यह  एक  कैप्री-

 नैन्सी  बिल  होना  चाहिये,  करता  इसको

 कोर्ट  में  चैलेंज  क्या  जा  सकेगा  |

 श्र।  मूलत-द  जागा :  जब  भाग  लगी

 हो,  तो  उस  समय  कुंभा  खोदने  से  कोई  लाभ

 नहीं  है  ।  उसको  फौरन  पानी  से  बच्चा

 देना  चाहिये  |

 न्श्ो  दलबीर  सिंह :  श्री  डागा  हवास-

 गवाह  परेशान  ही  रहे  हैं।  उनके  विचार

 शरीर  उनके  इरादे  से  मैं  इत्तिफाक  करता

 हुं  ।  कौन  कहता  है  कि  टेनेग्ट
 की  मदद

 की  जाये  |  हम  उसी  किरण  का  बिल  लाना

 चाहते  हैं,  जो  श्री  डागा  चाहते  हैं  |  श्री'

 डागा  जित  दिक्‍कतों  का  जिक्र  कर  रहे  हैं,

 वे  हमारे  सामने  हैं  -  उन्हीं  के  कारण  यह

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  बे  कहते  हैं कि

 दिक्‍कतें  हमको  नहीं  हैं  ।  मुझे  क्या  दिक्कत

 2;  सरकारी  मकान  मझे  मिल  गया  है  1

 एम  चीज़  को  भी  सरकोर  मकान  मिलता

 है,  भले  ही  वह  कुछ  छोटा  हो.।  दोनों  को

 कुछ  न  कुछ  सुविधाएं  मिलती  हैं।  हम  लोगों

 को  शायद  मकान  की  कोई  दिक्कत  नहीं  है.  ।

 ऊंची  कैटेगरी  के  लगों  को  भी  मकान  की

 दिक्कत  नहीं  है  t  प्रबल  .में  मकान  की

 दिक्कत  उसको  है,  जो  गरीब  है,  जो  किराये  प्र

 रहता  है,  और  जो  लैंड लाड  के  जल्द  के

 नीचे  पिसता  है  ।  उसी  के  लिये  यह  बिल

 उसकी  समस्या  को
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 हम  जल्द-से-जल्द  एक  कलिल  लायें,  और  हम

 उसमें  डिले  नहीं  करेंगे  ।  मैं  एक  बात  शौर

 बता  देना  चाहता  हूँ  कि  हम  जल्दबाजी  करें

 कौर  यह  शथीजड  जाने  चलती  रहे,  यह  सरकार

 का  इरादा  नहीं  है.  ।  हम  जल्दी  से  जल्दी

 इस  किस्म  का  कोई  बिल  लाने  को  कोशिश

 करेंगे  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  से  प्रार्थना  करूंगा

 के  उनके  बिल  में  जितनी  बाते  है,  उसूली  तौर

 पर  और  मोटे  तौर  पर  उन  सब  बातों  का

 हमारे  बित  में  ध्यान  रख  जायेगा  |

 शी  शशि  भूषण  :  जिन  लोगों  के  दो

 मकान  हैं,  उनके  बारे  में  मैंने  सवाल  पूछा

 था  |

 शी  बलबीर  सिह  :  श्री  शशि  भूषण  से

 कुछ  धौर  बातें  भी  कहीं  हैं,  वह  हमेशा

 इस  बात  के  खिलाफ  है  कि  एक  ग्रामीण  क्‍यों

 कई  मकान  रखता  हैं,  एक  मकान  में  वह  रहे

 शीर  दूसरे  मकान  11  भी  फायदा  उठाता  रहे।

 कुछ  लोगों  ने  झपती  ब  यत,  सियासी

 हैसियत  या  भ्रौफिशियल  हाँ  यत  का  फायदा

 उठकर  कैसी  भ्रच्छी  कालोनी  में  मकान,

 कोठी  या  पलीद  &  लिये  हैं  '  माननीय

 सदस्य  का  झटक  उन  लोगों  पर  है  ।  आज

 के  समाज  में  ऐसी  बात  नहीं  हो  नं।  चाहिये,

 कौर  जिन  लोगों  ने  ऐसा  किया  हैँ,  उनको  ऐसा

 नहीं  करना  चाहिये,  क्योंकि  राज  दुनिया  भागे

 जा  रही  हैं  ।

 ,  यहां  तक  कि  राज  हमारे  जनसंघी

 भाई  भी  प्रोग्रेसिव्जिम  की  बात  करते  हैं  ।

 श्री  बड़े  ने  भी  टेनेन्ट्स  की  बात  कड़ी  हैं  ।

 हेनेन्ट्स  की  बात  कनी  उनके  प्रोग्राम  में

 शामिल  नहीं  थी  1  दिन  आपने  देखा  हैं

 कि  राज  उन्होंने  टेनिस  के  साथ  बड़ी  हमदर्दी

 जाहिर  की  है  ।  टेनेन्ट्स  के  साथ  हमदर्दी

 करना  कभी  जनसंघ  का  प्रोग्राम  नहीं  था  ।

 वे  लोग  तो  हेनेंट्स  के  नाम  से  चिढ़ते  थे  t

 लेकिन  राज  परिचय  ऐसी  है  कि  सारो

 दुतिया  समेटकर  विचारधारा  इस  तरफ  जा
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 रही  है  कि  राज  कोई  भ्रामक  प्रोग्रेसिव्जिम

 की  लाइन  से  बच  नहीं  सकता  ।  जो  लोग

 रि-ऐक्शन  कहलाते  हैं,  आज  थे  भी  इससे

 बच  नहीं  सकते  ।

 शझा  बे  प्रपने  फं/टफामं  से,  पो लिटिल

 फोरम  से  गरीब ओं  ध्रौर  ह  रनों  के  हक  में

 रेज्यूलशन'  पास  करते  हैं  -  भरे  ही  उनके

 इरादे  पोलिटिकल  हों,  लेकिन  वे  उस  वातावरण

 से  बच  नहीं  सकते  ।  यह  उस  बाताबरण  का

 दबाव  कौर  प्रेशर  है  किड्स  किस्म  के  लोग  भी

 इस  रह  की  बालें  करने  लगे  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्'  से,  जो  इस  सदन  के

 बहुत  प्र:तेष्ठित  सदस्य  हैं,  प्रार्थना  करूंगा  कि

 च्य्कि  सरकार  क  इरादा  जल्द-से-जल्द  एक

 बिल  लाने  का  है,  इसलिये  वे  अपने  बिल  को

 वापस  ले  ले  t

 श्र  शादी  भूषण  :  सभापति  मोदी7,

 मुझे  मंत्री  महोदय  के  भ्राशधवासन  पर  पूरी

 ग्रामीण  है  ।  गरीब  लोगों  के  साथ  उन

 की  जो  हमदर्दी  है,  वह  स्वाभाविक  है,  क्योंकि

 बह  खुद  उसी  तबके  से  जाते  हैं,  उनके  लीडर

 हैं,  कौर  हमारे  भा  लीडर  है  ।  उन्होंने  मेरे  बिल

 के  बारे  में  जो  राय  जाहिर  की  है,  उनके  (लिए

 मैं  उन  के,  बहुत  धन  वाद  देता  हूं  ।

 बैंग  कहा  था  कि  जो  पार्लियामेंट  के

 मेम्बर,  सरकारी  भ्रमणकारी  और  मिनिस्टर

 सरकारी  मकानों  में  रहते  हैं,  मगर  जिन  के

 ग्रसने  मकान  हैं,  जो  उन्होंने  दस-दस  हुजूर

 रुपयों  के  कराये  पर  २  रखें  हैं,  मुनासिब  यही

 होगा  कि  वें  अपने  मकानों  में  रहें।  मैं

 चाहता  हूं  (क  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  कोई

 विधेयक  लाये  ।  मुझे  बकवास  है  क  वह

 इस  सम्बन्ध  भें  एक  बस्ट  भी  सदन  के  सामने

 रखेंगे  ।

 दिल्‍ली  के  किरायेदारों  के  प्रति  मंत्री

 महिला  में  जिस  हमदर्दी  का  इजहार  किया  है,

 उसे  देख  कर  मुझे  [न  हौसला  हुमा  है

 मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसे  मंत्रियों
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 के  रहते  हुए  उस  लोगों  के  प्रबल  बहु.  जल्दी

 ह... ड  होगे.  जहां  तक...  झग्भी-झोंउडियों

 पक  प्रश्न  है  वे  लोग  पच्चीस गज़  #  प्लाट  के  .

 मालिक  मम  नहीं  बन  पाते  हैं।  लेकिन  जिन

 लोगों  के  पास  एक  हंजार  गज  के  प्लाट  हैं

 जे  उनसे  के  मालिक  बन  जाते  हैं।  छोटे  प्लाट

 बॉलों  के  साथ  ocr  से  ज्यादा  सख्ती  बरतो

 जाती  हैं।  ज॑बकि  अंडे  प्लाट  वालों  की  बिजली

 शरीर  पाती  आदि  को  सब  सुविधाओं  et  जाती

 हैं  1  “बेचारे  छोटे  प्लांट  वालों  को  सुबह  से

 शाम  तक  इंस्पैक्टरों  के  सामने  परेड  करनी

 पड़ता  है  t  wa  मंत्री  महोदय  को  उन

 लोगों  के  साथ  हमदर्दों  है,  तो  मुझे  पूरा विश्वास

 i  कि  वह  इस  बारे  ४  इसे  सत्र  में.  एक.  वि।

 लायेंगे  L  (व्यय वान)  a  ..

 मैं  श्री  बड़े  की  भी  तारीफ  करता  हैं  कि

 उन्होंने  मेरा  समर्थन  किया  है.  r  पिछली

 बार  मैं  उन  की  कया  से  इस  सदन  में  आया  थ.

 .मैं.  उन,  को  धन्यवाद  देता  हूं.।

 Pe  pare  करता  हूं...  कि  मुझे.  अपने

 विशेषज्ञ  को  वापिस  छेने  की  अनीति  दी

 जाये  4  '

 MR.CHAIRMAN;  The  question  is

 “That  leave  be  granted  to  Shri

 Shashi  Bhushan  to  withdraw  the

 Bill  further  ‘to  amend.  the  Delhi

 Rent’  Control  Act,  1958.”

 The  motion:  was  adopted

 |  SHRI  SHASHI

 withdraw  the’  Bill

 —

 BHUSHAN

 47.63  hrs.

 CONSTITUTION
 BILL

 (Amendment  of  article  80  and
 omission  of  Fourth  Schedule)

 ue  « SHRI‘  DINESH’.  CHANDRA.  GO-

 ~SWAMI  (Gauhati):  I.  beg;  to  move

 “That  the  Bill:  further  to  amend

 (AMENDMENT)

 the  Constitution  gf  India  be  taken
 into,  consideration.’

 364,
 miendinenty:  स

 ey

 My.  Bill-calls  for’an  amendment:  of

 Article  80.  and  the  %  Fourth  Seh
 oul of  the  Constitution.  °  Now,  Art  of.

 the  Constitution”  deals:  with’  represen-
 tation  to.  Rajya-Sabha  and  Art.-86():

 states  ae

 “The  Council  of  States  shall  con-
 sist  of—

 {a)  twelve  members  to  be  nomi-
 nated  by.  the  President

 accordance  with  *  the  provi-.
 sions  of  clause  (3);  and

 (b)  not  more  than  two  hundred
 and  thirty-eight,  representa-
 tives  of  the  States  and  of  the

 Union  territories.”

 Of  these  238  representatives,  the

 allocation  of  seats.in  the  Council  of

 States  is  made  according  to  sub-~-

 clause  (2)  of  Art.  80  which  states:

 “The  allocation  of  seats  in  the
 Council  of  States  to  he  filled  by  re-

 presentatives:  of  the  States  and  of

 the  Union  territories  shal]  be  in

 _  accordance  with  the  provisions  in
 ‘that  behalf  contained  in  the  Fourth

 Schedule.”
 ©

 In  the  Fourth  Schedule,  the  allo-
 cations  have  beet  made  and  at  the

 present  moment;  the  strength  of  the
 Council  -of  States  is  231  and.  froma

 perusal  of  the  Fourth  Schedule  “you
 will  find  that  the  representati¢n  of

 ten  States  comes  to  40  and  represen-
 tation  of  four  Union  _  territories.
 Comes  to'5.  That  means  that  tén  Sta-.

 tes  and  four  Union  territ’rics  contri-.
 bute  to  the  Council  of  .  Sta'’es
 45  representatives  whereas  il°  States  nt

 contribute  to  the.  Counci]  of.  States.

 representatives.  I  have  by.  this

 amendment  sought  for  an  amend-,
 ment  of  Artitle''80  and  t  have  said  -

 that  Council:  of  States.  should  consist  -

 of  2  members  to  be  nominated.  by
 the  Président  in  accordance’  with  the  |

 provision  of  clause  2  as  ‘is  the  exist-  —

 ing  provision...  But  what  I  have  asked  -

 for  and  what  is  important  in  the  Bill

 ig  that  there  should  be  eqtial  Pa.


